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बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
18 मार्च 2021 
सं० वि०स०वि०-07/2021-715728/ वि०्स० | “बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 '”', जो बिहार विधान 
सभा में दिनांक- 18 मार्च, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के 
नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है। 


आदेश से, 
राज कुमार सिह, 
सचिव, 
बिहार विधान सभा। 
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(वि०्स०्वि०-03/2021 ) 
बिहार लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021 
बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) को संशोधित 
करने के लिए विधेयक । 


प्रस्तावना |— 

चूँकि बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011“ के अध्याय-7 में लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जाँच एवं अन्वेषण 
से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है और इसकी धारा-25 में लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना 
आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधी प्रावधान अंकित है ; 

और चूँकि यह प्रकाश में आया है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष परिवादकर्ताओं द्वारा झूठे मामले भी दर्ज 
किये जा रहे हैं जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद हो रहा है ; 

और चूँकि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष झूठे परिवाद दायर 
करने वाले शिकायतकर्ताओं को इस संस्था द्वारा उसके कृत्य के लिए सजा दी जा सके ; 

और चूँकि अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं ; 

और चूँकि बिहार लोकायुक्त संस्था के निर्बाध संचालन के लिए इस संस्था को झूठी शिकायत की स्थिति में 
दण्डात्मक कार्यवाही की शक्ति दिया जाना समीचीन है ; 

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह 
अधिनियमित हो :- 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ |-() यह अधिनियम “बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2024” कहा जा 
सकेगा। 

(i) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

(1) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायेगा। 

2. बिहार अधिनियम 22, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 25 के बाद एक नयी धारा 25 (क) जोड़ा 
जाना |- sad अधिनियम, 2011 की धारा 25 के बाद एक नयी धारा 25(क) निम्नवत्‌ जोड़ा जायेगा — 
“25(क) feat परिवाद के मामले में कार्रवाई |- 

(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक व्यक्ति, जो 
जान-बूझकर या दुर्भाव से इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या परिवाद करता है, दोषसिद्धि होने पर उस अवधि के 
लिए, जिसका विस्तार तीन वर्षों के लिए किया जा सकेगा, कारावास से दंडित किया जाएगा और Yar का भी दायी 
होगा ; 











(2) सत्र न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय लोकायुक्त के अध्यक्ष द्वारा अनुसंधान किये गये किसी परिवाद के 
मामले में अथवा किसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के सिवाय कोई न्यायालय लोकायुक्त के सदस्य द्वारा 
अनुसंधान किए गए किसी परिवाद के मामले में उप-धारा(4) के अधीन अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ; 

@) कोई भी ऐसा न्यायालय, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुकत के सदस्य के निदेश पर 
लोक अभियोजक द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय उपर्युक्त अपराध का संज्ञान नहीं लेगा और सत्र 
न्यायालय ऐसे परिवाद पर उसको मामला सुपूर्द किए बिना भी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के 
होते हुए भी संज्ञान ले सकेगा। 

4) ऐसा न्यायालय fear परिवाद करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि पर जुर्माने की राशि में से प्रतिकर की वह 
राशि, जिसे वह उपयुक्त समझे, परिवादी पर अधिनिर्णीत कर सकेगा। 

6) लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के किसी सदस्य के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी 
कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यदि उन्हें प्रतीत हो कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई 
व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन किए गए परिवाद के समर्थन में कोई शपथ-पत्र दाखिल किया है, जानते हुए 
अथवा जानबूझकर भिथ्या साक्ष्य दिया है अथवा इस आशय से मिथ्या साक्ष्य की कूटरचना की है कि ऐसे साक्ष्य का 
उपयोग ऐसी कार्यवाही में की जाएगी, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य को, यदि यह 
समाधान हो जाय कि न्याय हित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि Pear साक्ष्य यथास्थिति, देने अथवा के कूटरचना 
के लिए संक्षिप्तत: विचारण किया जाना चाहिए, तो अपराधी को कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद कि क्‍यों 
नहीं ऐसे अपराध के लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए 
विहित प्रक्रियानुसार vet तक हो सके, उस अपराधी of aera: विचारण करेगा और इस अवधि के लिए कारावास 
से, जिसका विस्तार छह माह तक किया जा सकेगा अथवा उस जुर्माने से, जिसका विस्तार पाँच हजार रूपये तक 
किया जा सकेगा, अथवा दोनों से दंडादिष्ट कर सकेगा। 

6) जब भारतीय दंड संहिता की धारा-175, धारा-178, धारा-179 अथवा धारा-180 यथा वर्जित कोई अपराध 
लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त के सदस्य की दृष्टि से या उपस्थिति में सुपूर्द किया गया हो तो वह अपराधी 
को अभिरक्षा में निरूद्ध करवाएगा और किसी भी समय उसी दिन अपराधी का संज्ञान ले सकेगा और अपराधी को 
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युक्तियुक्त कारण दर्शाने का अवसर देने के बाद कि क्‍यों नहीं उसे इस धारा के अधीन दंडित नहीं किया जाना चाहिए, 
अपराधी को उस अवधि के लिए, कारावास से , जिसका विस्तार एक माह तक किया जा सकेगा अथवा उस जुर्माने से, 
जिसका विस्तार Ura सौ रूपये तक किया जा सकेगा अथवा दोनो से दंडादिष्ट कर सकेगा। 

(7) उप-धारा () के अधीन विचारण किए गए प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा 
लोकायुक्त के सदस्य अपराधी द्वारा किए गए कथन, (यदि हो), से अपराध गठित करने वाले तथ्यों के साथ-साथ 
निष्कर्ष तथा दंडादेश को अभिलिखित करेगा। 

(8) उप-धारा-5 या उप-धारा-6 के अधीन धारित विचारण पर सिद्धदोष कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष 
अपील कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय -XXIX के प्रावधान, जहाँ वे लागू हों, इस उपधारा के 
seis अपीलों पर लागू होंगे, और अपीलीय न्यायालय, इस निष्कर्ष को जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, बदल या 
उलट सकेगा अथवा सजा को कम कर सकेगा अथवा उलट सकेगा। 

(9) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उप-धारा-(5),(6), (7) और (8) के 
प्रावधान का प्रभाव होगा, किन्तु इन उप धाराओं में किसी बात से, यथास्थिति, लोकायुक्त के अध्यक्ष अथवा लोकायुक्त 
के सदस्य की शक्तियों पर, किसी अपराध के संबंध में 

उप-धारा (3) के अधीन अग्रसर होने पर, जहाँ यह उप-धारा-(5),6) और (7) के अघीन अग्रसर होने हेतु 
चुनाव नहीं करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

(10) उप धारा-(5) से () में प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिमाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ 
होंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दिए गए हों। 




















राज कुमार सिह, 
सचिव। 


उद्देश्य एवं हेतु 
चूँकि “बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011“ के अध्याय-7 में लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली जाँच एवं अन्वेषण 
से संबंधित प्रक्रिया उपबंधित है और इसकी धारा-25 में लोकायुक्त द्वारा किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति से सूचना 
आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने संबंधी प्रावधान अंकित है; और चूँकि यह प्रकाश में आया है कि लोकायुक्त संस्था 
के समक्ष परिवाद कर्ताओं द्वारा झूठे मामले भी दर्ज किये जा रहे हैं, जिसके कारण इस प्रतिष्ठित संस्था का समय बर्बाद 
हो रहा है; और चूँकि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकायुक्त संस्था के समक्ष झूठे परिवाद दायर 
करने वाले शिकायतकर्ताओं को इस संस्था द्वारा उनके कृत्य के लिए सजा दी जा सके; और चूँकि अन्य राज्यों के 
लोकायुक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान उपलब्ध हैं; और चूँकि बिहार लोकायुक्त संस्था के frat संचालन के लिए इस 
संस्था को झूठी शिकायत की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की शक्ति दिया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार 
लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 22, 2011) (समय-समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करना इसका 
उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है। 





(नीतीश कुमार) 
ARNG सदस्य 
पटना राज कुमार सिह, 
दिनांक 18--03--2021 सचिव, 


बिहार विधान सभा । 





अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
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